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सं ० प्रो ० वि ० / एफ ० डी ० / 170-86/ 47455.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं इंडियन हार्डवेयर 
इण्डस्ट्रीज लि ०, 66 बी, इण्डस्ट्रीयल ऐरिया , फरीदाबाद, के श्रमिक श्री अमृत लाल , पुत्र श्री पदम सिंह, गांव भुनापुर , तहसील व 
जिला फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों 

तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7- क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , हरियाणा , 
फरीदाबाद को नीचेविनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है अथवा विवाद से सुसंगत 
या सम्बन्धित मामला है/ मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते है : 


यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


क्या श्री अमृत लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित , तथा ठीक है ? 

हकदार है ? 


सं ० प्रो ०वि ०/ एफ ० डी ०/ 98-86/ 47462-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० सत्यम इलैक्ट्रीकल, प्लाट नं 0 114, 
सैक्टर-6, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री मदन लाल, पुत्र श्री रामदेव महतो , सरूप बेनीवाल को पुरानी कोठी सीही , सैक्टर-8, 
फरीदाबाद, तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिदिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला /मामले हैं अथवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/मामले हैं न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री मदन लाल की छंटनी न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० ओ ० वि ०/एफ ० डी ०/ 125-86/ 47469.-- कि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० पाटो ग्लाईड प्रा ० 
जि ०, प्लाट ६4, मैक्टर-6, फरीदाबाद, के श्रमिक श्री प्रताप सिंह , पुत्र श्री खिच्चू राम, निवासो वास मोहल्ला पलबल, जिला 
फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मन इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियागा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्गद हेतु निदिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिमे, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 19 47, को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधि 
करण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचेविनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/मामले 
है अथवा विवाद से सुसंगत या संबंधित मामला/ मामले हैं न्यायनिर्गव एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 

क्या श्री प्रताप सिंह की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं त्याग -पत्र देकर नौकरी छोड़ी है ? इस बिन्दु पर निर्णय 
के फलस्वरूप वह किस राहत का हकदार है ? 

दिनांक 17 दिसम्बर , 1986 
सं ० श्रो . वि ० /एफ ० डी ०/ 15-86/ 47606.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राब है कि मै ० इन्डो लाबन बरू बरेबरीज 
नि ०, 13/1 , मथुरा रोड़ , फरीदाबाद , के श्रमिक श्री जगदीश सिंह, पुत्र श्री कमल सिंह, गांव मुरादगड़ो, डा ० बलका, जिला 
बुलन्दशहर (भू ० पी ० ) बमा उसके प्रबन्धकों के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले के संबन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये, अब, श्रोचोगिक विवाद अधिनियम, 19 47, को धारा 18 को उबारा ( 1 ) के श्वग्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की गई 
शानियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इस के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-5 के अधीन गठित औद्योमिक अधिकरण , 
हरियाणा , फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामलो जो कि उक्त प्रबन्धको लथा श्रमिक के बीच मा बो बिबादग्रस्त मामला/ मामले 
है अभवा बिबाद में सुसंगत मा सम्बन्धित मामला/ मामले है न्यायनिर्गय एवं पंचाट तोन मास में देने हेनु चिर्दिष्ट करते हैं 

क्या यौ नगदीश सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, सो वह किस राहत का हकदार है ? 


